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HARYANA GOVT GAZ .. NOV. 25 , 1986 (AGHN . 4 , 1908 SAKA ) 


[ PARTI 


श्रम विभाग 


प्रादेश 


दिनांक 14 नवम्बर , 1986 


सं ० ओ ० वि ० / आई ० डी ० एफ ० डी ०/ 117-86/ 4329 3. -चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० अमें टीप मशीन 
टूल्ज प्रा ० लि ० , मथुरा रोड़, फरीदाबाद के प्रधान अमेटीप वर्करज यूनियनः एस. एस. आई . प्लाट 12/14 एन ., आई. टी. , 
फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
अधिकरण , हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रवन्धको तया श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला 
है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट छ: मास में देनेहेतु निर्दिष्ट करते हैं : -- 


-- 


क्या संस्था के श्रमिकों की वर्दी की मांग न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं , तो श्रमिक किस राहत का हकदार हैं ? 

( जसे मांग नं ० 5 में दर्शया गया है । ) 


दिनांक 18 नवम्बर, 1986 


सं ० प्रो ० वि ०/ सोनीपत / 51-86/ 43608. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० गोयल स्पीनिंग एण्ड विविंग मिल , 
पोस्ट आफिस नाथूपुर , जी.टी. रोड , रसोई, सोनीपत के श्रमिक सचिव , टैक्सटाईल वर्करज यूनियन , सीटू , गोयल स्पीनिंग एवं विविंग मिल , 
रसोई, सोनीपत तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 - क के अधीन गठित प्रोद्योगिक प्रधिकरण 
हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


क्या श्रमिकों के सलंग्न मांग -पत्र में दी गई मांग नं . 1, 4 तथा 7 में कोई औचित्य है ? यदि हां , तो किस विवरण में ?. 


कुलवन्त सिंह, 
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


दिनांक 12 नवम्बर , 1986 


- 


सं ० प्रो ० वि ० / अम्बाला/ 86-86/ 4285 2.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . भूपिन्द्रा सीमेन्ट वर्कस 
सूरजपुर ( अम्बाला ) के श्रमिक श्री विजय कुमार , पुत्र श्री राम प्रकाश , गांव राजीपुर, डा ० बी ० सी ० डब्ल्यु ०, सूरजपुर 
( अम्बाला ) तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3 ( 44 ) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय 
एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद 
से सुसंगत प्रथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री विजय कुमार , पुन श्री राम प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो व 

किस राहत का हकदार है ? 


- 


